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यूपीएससी प्रासंगगकता 

 प्रारंभभक परीक्षा : धारा 498-ए आईपीसी →धारा 85, भारतीय न्याय संहहता, प्रस्तुत वषष: 1983 
आपराहधक काननू संशोधन अहधहनयम के माध्यम से, मुख्य हनर्षय: अनेश कुमार बनाम 
हबहार राज्य (2014) 

मखु्य परीक्षा : 

 सामान्य अध्ययन 1: महहलाओ ंसे संबंहधत मुदे्द, घरेल ूहहंसा। 

 सामान्य अध्ययन 2: न्याहयक अहतक्रमर्, शहियों का पथृक्करर्। 

 सामान्य अध्ययन 3: महहलाओ ंकी भेद्यता के आंतररक सुरक्षा पहल।ू 

 
 
खबर में क्यों? 

 जुलाई 2025 में, भारत के सवोच्च न्यायालय ने हशवांगी बंसल बनाम साहहब बंसल मामले में 
अपना हनर्षय सुनाया, हजसमें उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को समथषन हदया। 
इस आदेश के तहत, धाहमषक कू्ररता काननू — भारतीय दंड संहहता (IPC) की धारा 498-A — 
के तहत हशकायत दायर होने के बाद हनयत अवहध तक हगरफ्तारी या दंडात्मक कारष वाई पर 
रोक लगाई जाती ह।ै इस हनर्षय ने घरेल ूहहंसा से जझू रही महहलाओ ंके हलए एक महत्वपरू्ष 
काननूी सुरक्षा को कमजोर करने का खतरा पदैा कर हदया ह,ै हजस पर व्यापक बहस हो रही 
ह।ै 
 

पषृ्ठभूगम 
धारा 498-A IPC (जो अब भारतीय न्याय संभहता, 2023 की धारा 85 बन गई ह)ै 1983 में दाम्पत्य 
हहंसा को रोकने के हलए जोडी गई थी, ताहक पहत या ससुराल वालों द्वारा हववाहहत महहलाओ ंके साथ 
कू्ररता को संबोहधत हकया जा सके। 

 कू्ररता की पररभाषा: इसमें शारीररक और मानहसक उत्पीडन, दहेज संबंहधत उत्पीडन, और 
ऐसी कारष वाइयााँ शाहमल हैं जो महहला को आत्महत्या करने के हलए उकसाने या गंभीर 
स्वास््य समस्याएाँ  पदैा करने का कारर् बन सकती हैं। 

 सजा: तीन वषष तक की कारावास और जुमाषना। 

धारा 498-ए और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:  
भारत में लैंभगक न्याय के भलए एक झटका 
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 सामाभजक संदभभ: यह प्रावधान दहेज हत्या और घरेलू भहंसा के बढ़ते मामलों के बीच पेश 
हकया गया, यह मानते हुए हक ऐसे अपराध अक्सर घरों में होते हैं और इनका खुलासा बहुत 
कम होता ह।ै 

यह प्रावधान दहेज भनषधे अभधभनयम, 1961 और मभहलाओ ंके घरेलू भहंसा स ेसुरक्षा अभधभनयम, 
2005 के साथ काम करता ह।ै 
 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदशे 

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हनम्नहलहखत हनदेश हदए: 
1. भगरफ्तारी या दडंात्मक कारभ र्वाई (पुहलस आरोपी को हगरफ्तार नहीं कर सकती, हहरासत में 

नहीं रख सकती, या दबाव नहीं डाल सकती) दो महीने तक हशकायत दायर होने के बाद नहीं 
की जानी चाहहए — यह एक कूल-ऑफ पीररयड ह,ै हजसका उदे्दश्य काननूी कारष वाई लाग ू
करने से पहले सुलह के प्रयासों को बढ़ावा देना ह।ै 

2. पररर्वार कल्याण सभमभतयााँ हजले स्तर पर बनाई जानी चाहहए, जो पुहलस जांच से पहले धारा 
498-Aकी हशकायतों की छानबीन करें । 

 जुलाई 2025 में, सवोच्च न्यायालय ने इन हनदेशों को स्वीकार हकया और इसे और व्यापक रूप 
से लाग ूकरने का हनर्षय हलया। 

 
यह क्यों समस्या ह ै

1. भगरफ्तारी पर समग्र भनलंबन 
o अपराधी कानून गंभीर अपराध के संहदग्ध प्रमार् हमलने पर तत्काल हगरफ्तारी की 

अनुमहत देता ह।ै 
o इस फैसले ने 60 हदन की देरी को अहनवायष कर हदया, चाहे हस्थहत हकतनी भी गंभीर 

क्यों न हो। 
 

2. पीभ़ितों के भलए खतरा 
o पीहडत महहलाएाँ "कूल-ऑफ" पीररयड के दौरान हहंसा का हशकार हो सकती हैं। 
o प्रहतशोध के डर से महहलाएाँ भहंसा की ररपोभटिंग करने से हहचक सकती हैं। 

 
3. भर्वलंब को संस्थागत बनाना 

o गरै-पुहलस हनकायों द्वारा पूर्वभ-स्क्रीभनंग अहनवायष करना, तत्काल हस्तके्षप को धीमा 
कर सकता ह ैऔर आपातकालीन हस्थहतयों में पुहलस की शहियों को कमजोर कर 
सकता ह।ै 
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दुरुपयोग की कहानी 
 सुभषल कुमार शमाभ बनाम भारत संघ (2005): झठूी हशकायतों से "कानूनी आतंकर्वाद" 

होने की चेतावनी दी। 

 प्रीभत गपु्ता बनाम झारखंड राज्य (2010): गरै-सत्याहपत मामलों में दुरुपयोग की संभावना 
को हचहित हकया। 

 अनशे कुमार बनाम भबहार राज्य (2014): हनदोषों को परेशान करने से बचाने के हलए 
हगरफ्तारी हदशा-हनदेश जारी हकए। 
 

हालााँगक: 
 कोई भनष्कषभपूणभ राष्रीय डटेा बडे पमैाने पर दुरुपयोग को साहबत नहीं करता। 
 NCRB (2022) की सजा दर लगभग 18% — कई अन्य अपराधों की तुलना में समान। 
 साक्षात्कार में भर्वफलता, सामाभजक दबार्व और गर्वाहों की दशु्मनी अक्सर बरी होने के 

कारर् होते हैं, न हक केवल झठेू आरोपों के। 
 

ज़मीनी हकीकत  :कम ररपोगटिंग  
 NCRB (2022): 1,34,506 मामले धारा 498-A के तहत पंजीकृत हकए गए। 

 NFHS-5: घरेल ूहहंसा की प्रचलता पुहलस ररकॉडष  से कहीं अहधक ह,ै जो ररपोहटिंग की कमी को 
दशाषता ह।ै 

 बढ़ते मामले ज्यादा जागरूकता का पररर्ाम हो सकते हैं, न हक दुरुपयोग का। 
 
कानूनी गचंताएाँ 

1. न्याभयक हस्तक्षपे: अपराध प्रहक्रया में हवधायी स्वीकृहत के हबना पररवतषन। 
2. कानून के समक्ष असमानता: अपराध की एक शे्रर्ी के हलए हवशेष प्रहक्रयात्मक हवलंब पदैा 

करता ह।ै। 
3. सर्वोच्च न्यायालय के भपछल ेभनणभयों के साथ भर्वरोधाभास: दुरुपयोग की हचंताओ ंके 

बावजदू, पवूष के हनर्षयों में महहलाओ ंकी सुरक्षा की आवश्यकता को बरकरार रखा गया था। 
 
लैंगगक न्याय पर प्रभाव 

 दुव्यषवहार वाले घरों में महहलाओ ंके हलए तत्काल काननूी सुरक्षा को कमजोर करता ह।ै 

 अन्य हलंग-सुरक्षात्मक काननूों को कमजोर करने के हलए एक हमसाल कायम करता ह।ै 

 सामाहजक धारर्ा को पुष्ट करता ह ैहक घरेल ूहहंसा एक "पाररवाररक मामला" ह,ै न हक कोई 
तत्काल अपराध , अपराध नहीं माना जाता। 

 
आग ेकी राह 

1. सुरक्षाओ ंको तात्काभलकता के साथ 
संतभुलत करना 

o “कूल-ऑफ पीररयड” के बजाय, 48 घंटे 
के भीतर मामले के आधार पर न्याहयक 
समीक्षा करें , ताहक गंभीरता के आधार 
पर तत्काल हगरफ्तारी का हनर्षय हलया 
जा सके। 
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2. जांच को मजबूत करना 
o पुहलस को घरेल ूहहंसा को संर्वदेनशीलता और प्रभार्वी रूप स ेसंभालने के हलए 

हवशेष प्रहशक्षर् प्रदान करें । 
 

3. तत्काल सुरक्षा उपाय बनाए रखना 
o घरेलू भहंसा अभधभनयम के तहत सुरक्षा आदेशों का उपयोग करें , ताहक अपराध 

प्रहक्रया के समानांतर पीहडतों की सुरक्षा सुहनहित हो सके। 
 

4. डटेा पारदभशभता में सुधार 

o सच्ची और झूठी भशकायतों के हजला-स्तरीय आंकडे बनाए रखें, ताहक साक्ष्य-
आधाररत नीहत हनमाषर् हो सके। 
 

5. पररर्वार कल्याण सभमभतयों में सुधार 

o यह सुहनहित करें  हक ये सहमहतयााँ पभुलस की शभियों का स्थान नहीं लें, बहकक 
जांच में सहायता करें  और भर्वलंब के भलए भजम्मदेार ठहराई जाएं। 
 

6. भर्वधायी स्पष्टता 
o संसद को धारा 498-A मामलों में स्र्वीकृत सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से पररभाहषत 

करना चाहहए, ताहक न्याहयक संशोधन की आवलोकन न हो। 
 
गनष्कषष 

 झठेू मामलों को हतोत्साहहत करना आवश्यक ह,ै लेहकन यह महहलाओ ंकी सुरक्षा की कीमत 
पर नहीं होना चाहहए। जुलाई 2025 का हनर्षय घरेल ूहहंसा से लडने में दशकों की काननूी 
प्रगहत को पलटने का खतरा पदैा करता ह।ै न्याहयक हनदेशों को आरोपी के अहधकारों और 
त्वररत, पीहडत-कें हित सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहहए। 

 
UPSC मने्स अभ्यास प्रश्न 
प्र. "हशवांगी बंसल बनाम साहहब बंसल मामले में सवोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक 
भर्वशे्लषण करें , हजसमें धारा 498-A IPC के तहत हगरफ्तारी पर रोक का प्रावधान ह।ै यह हलंग न्याय 
और अपराध न्याय व्यवस्था पर हकस प्रकार प्रभाव डालता ह?ै" 
 
प्र. "जुलाई 2025 के सवोच्च न्यायालय के भशर्वांगी बंसल बनाम साभहब बंसल फैसले को आलोचना 
का सामना करना पडा ह,ै क्योंहक इससे धारा 498-A को कमजोर हकया गया ह।ै इसके प्रभावों पर चचाष 
करें  और आरोपी के अहधकारों और पीहडतों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के हलए सुधारों का 
सुझाव दें।" 
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